
 25  -,  1911  (शक)  ना  लठवा  संसोधन)  -वे

 थी  सं  बुद्दीन  चौधरी  ।  प्राय,  नियम  115  किसी  गलती  को  ठीक  करने  के  बारे  में  है।  यह
 एक  गलती  नहीं  थी  ।  सदन  को  गुमराह  करने  के  लिए  उन्हें  खेद  प्रकट  करना  चाहिए ।

 wean  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  से  सन्तुष्ट हूं  ओर  मैं  आपे  बातचीत  करूगा ।  यह  कोई
 समस्या भी  है  ।

 [हिंदी]
 -  क  आएगा,  उसमें  -े  ।

 [agra]
 sit  ato  किशोर -  एस०  देव  (पा वंती पुरम) :  'इंडियन  एक्स प्र सਂ  के  विरूद्ध मेरे  विशेष-

 शिकार  प्रस्ताव  के  बारे  में  क्या  बास  है  ?

 क्क  महोदय  ।  इसको  देखरेख  उपाध्यक्ष  महोदय  करेंगे  |

 नी  ato  किशोर  :  que
 देव :  महोदय,  बाब  इस  सत्र का  अन्तिम  दिन  है  और वे  समो

 प्रकाशित  कर  रहे  दे

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मैंने  आपको  यह  बताया  है  कि  इसका  सम्बन्ध  मेरे  स ेहै  इसलिए  मैंने  ऐसा
 नहीं  किया  ।  में  केवल  आपके  पि  जवाबदेह हूं  ।

 श्री  कांता  राम  नामक  (पणों  )  :  महोदय,  विशेषाधिकार  समिति  को  निदा  करने  के  लिए
 श्री  किशोर  चन्द्र  देव  के  विरूद्ध  मेन  विशेषाधिकार  हनन  का  एक  नोटिस  दिया  है  ।  उनके  राज्यों  को
 wae  करते  हुए  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  बिशेष,  कार  समिति  दूर  भाम  गई  ।..त  कृपया  आप
 इस  बारे  में  कार्यवाही  कीजिए।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शी  राजीव  गांधी

 [हिंदी]
 wat  भाया  है,  कया  कर  सकते  हैं  ।

 11.27स.ब.
 संविधान  (चौसठवाँ  संसोधन)  विधेयक

 प्रधान  मन्त्री  (्  राजीव  गांधी)  :  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत  के  संधि-
 धान  में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाये  ।

 महोदय,  भारत  के  लोगों  के  लिए  स्वतंत्रता  संग्राम  को  सबसे  बड़ी  देन  लोकतन्त्र  है  ।  स्वतंत्रता
 के  फलस्वरूप  हमारा  राष्ट्र  स्वतन्त्र  हुआ,  लोकतन्त्र  से  हमारे  लोग  स्वतन्त्र  हुए  ।  स्वतन्त्र  लोग  बे  होते
 हैं  जो  अपने  प्रतिनिधियों  का  चुनाव  स्वयं  करते  हैं।  हब तन्त्र  लोग  अपनी  इच्छा  ओर  सहमति  द्वारा
 अवासित  हो  हैं  ।  स्वतन्त्र  लोग  अपने  जीवन  थर  सविनय  को  प्रभावित  करने  वाले  विजयों  में  लाग
 लेते  हैं  ।

 गांधी  जी  का  विश्वास  था  कि  लोकतान्त्रिक  स्वतन्त्रता  की  नॉब  भारत  के  प्रत्येक  गांव  में

 Cfeate  15.5.89  के  गातत  के  राजपथ  असाधारण  भाग  2,  कम  2  में  प्रकट।  क्त  ।

 1



 स  (चौ  सेवा सूदो  धन),  विधेयक  15  मदद;  1989

 eras  शासन  के  दादा  रखों  जानो  चाहिये  ।  उन्होंने  इसकी  प्रेरणा  और  संकल्पना  भारत  के  परम्परा
 यत  ग्राम  गण तन्त्रों,  पंचायतों  से  ग्रहण  को  थी  ।  ग्रामीण  भारत  में  विकास  के  प्रमुख  साधन  के  रूप  में
 gag  राज  संस्थाओं  को  स्थापना  पण्डित  जी  दवारा  को  गई  थी  ।  इन्दिराज ों  ने  सामाजिक  नोर
 मालिक  परिवर्तन  की  प्रक्रियाबषों  में  लोगों  को  मागेदारो  की  आवश्यकता  पर  बल  किया  था  ।

 फिर  मी  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  देश  के  अधिक्तर  मागों  में  30-दे
 पहले  पंचायती  राज  संस्थाओं  में  व्यक्त  अपनी  आशाओं  को  पूरा  करने  में  हम  असफल  रहे  हैं।  चुनाव
 समय  पर  नहीं  होते  हैं  ।  प्राय:  चुनावों  में  अनावश्यक  विलम्ब  किया  जाता  है  और  उन्हें  बार-बार  पथ-
 गिल्ड-  किया  जाता  है  ।  यह  राजनैतिक  मंथा  छा  मामला.  नहीं  है  ।  पंचायती  राज.  संस्थाओं  के  चुनाव
 समय  पर  कराने  का  सव  अेष्ठ  रिका  दो  राज्य  सरकारों  का  है  जिनमें  पंचायतों  राज  लागू  होने  के
 बाद  से  अधिकांशत  समय  कांग्रस  पार्टी  का  हो  शासन  रद्दा  है  ।  ये  राज्य  हैं-  गुरात  ओर  महाराष्ट्र  ।
 (व्यवधान )

 हाल  ही  में...  'ब्य वध घान)
 भी  अमल  दत्ता  (डायमंड  हार्बर  :  उत्तर  प्रदेश का  क्या  रिकार्ड  है  ?  (व्यवधान)
 बी  राजीव  गांघी  :  अप  अगला  वाक्य  सुनिए  (व्यवधान)
 महोदय,  हाल  ही  में  ,  कुछ  राज्यों  को  सरकारों  ने  जहा  किकी  -  -वैसे  पहिया  बंगाल  में

 So  पो०  आई  (एम)  अवसर  प्रदेश  में  लेन  गुदे शम  ओर  -  में  अनीता  पार्टी  क  WaT  दे,  समग्र
 फर  चुनाव  सम्पनम  कराए  हैं  ।  अन्य  राज्यों  मे..।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  त्रिपुरा  का  नाम  मी  लीजिये  ।
 भी  राजीव  गांधी  :  अन्य  राज्यों  में,  गेर-कांग्रस  पार्टियों  बर  संयुक्त  सरकारों,  का  किकां

 कांग्रेस-कासित  राज्यों  को  सरकारों  से  बहुत  अच्छा  नहीं  है,  यह  राजनैतिक  पारियों  का  म्म्मम
 नहीं  है  ।

 लोकतन्त्र  का  आधार  चुनाव  हैं  ।  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  चुनाव  अत्यधिक  अनियमित  एवं
 बाधित  हैं  ।  संविधान  में  इनके  लिए  अनिवार्य  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  राज्य  के  विधान  में  साबि-
 fas  उपबन्ध  की  इतनी  बैद्य ता  नहीं  है  ।  इस  त्रिघेयक  द्वारा  हमारा  विचार  पंचायती  राज  संस्थाओं  के
 समय  पर  चुनाव  सुनिश्चित  कलने  के,  लिए  सलमान- में  उपाबर्थ  करका.  ।ं  इस  विधेयक  दारा  हमारा
 विचार  देश  के  कुछ  मागों  में  पंचायती  राज  में  ब्याज  अन्य  कमियों  को  दूर  करना  मी  है  मैस  बातों
 को  निरन्तर  निलम्बित  या  मंग  रखना  ।  वर्तमान  व्यवस्था  में  चुनाव  ६ਂ  रा  युक्तिसंगत  अवधि  के  भीतर
 पंचायतों  के  पुनर्गठन  हेतु  काई  बाध्यकारी  उपाय  नहीं  है  इसलिए  स्वरित  की  गई  पंचायतें  वर्षों  तक
 निलम्बित  रहती हैं  ओर  मग  पंचायतें  एक  बशक  या  इससे  मो  अधिक  समय  तक  मग  रही  है  ।  इस
 विजय  पर  वर्तमान  नर  पालिका  कानून  में  राज्य  विधान  मामलों  ने  कार्यपालिका  को  पंचायतों  रा
 Saray  को  बंग  करने  ओर  इनके  पुनगंठन  में  विलम्ब  करने  के  इतने  भाप  भास्कर  द  कष  हैं  कि
 ये  aeqg  जन  आ्काजानों  के  एक  प्रतिनिधि  मच  के  कप  में  अभनने  में  मिलने  रही  हैं।  इनका
 बस्ती  जनसमथन  की  अपेक्षा  राज्य  सरकारो  को  इच्छा  पर  अधिक  नीमच  करता  है  ।

 हमरे  विधेयक  के  अनुसार,  यह  पਂ  लगाने  का  अधिकार  राज्यो  को  दिया  गया  है  कि  किन
 mre  बोर.  करों, फर  पंचायतों  को  विलम्बित  या  बग  किया  जाए  ।  हम  राज्य  बि धान मण्डलों  से

 -



 कै बैदान्श,  1911  (शक)  संविधान  (-ल  खवोां  किम

 नासा  करते हैं  कि  वे  बाए  कि  किस  आधार  पर  राज्यपाल  किसी  पंचायत  को  निलम्बित  या  भंग  कर
 सकता  है,  यह  मामला  शिवपाल  से  सम्बन्धित  है  जो  संविधान  के  अनुसार  राज्य  सरकार  की  सहायता
 ओर  सलाह  पर  कार्य  कश्ती  है  ।  हमारा  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  मंग  पंचायत  का  पुनगंठन
 एक  उचित  समय  के  मोटर  कर  दिया  ज्ञान  ।  हमारा  विधेयक  समय  से  पहने  मंग  को  गई  समी  पंचायतों
 के  लिए  -उनके  मंग  किए  जाने  के  छह  माह  के  मोटर  झ्सक  मताधिकार  के  आधार  पर  लोकतांत्रिक  थै
 चुनाव  द्वारा  पुनगंदित  किए  जाने  को  शंवंधाविक  रूप  से  अनिवार्य  बनाएगा  कि  वे  अपना  दोष  काय  काल
 पुरा,  कद  सकें  ।

 कब  पंचायतों  के  साव  कार्यकारी  दोषियों  के  मनमाने  ढंग  से  इस्तेमाल  द्वारा  खिलवाड़  नहीं हो
 सकेगा।  जनता  सय  पुनर्ग ठित  पंचायत  के  माध्यम  से  कुछ  महीनों  के  भीतर  अपना  भविष्य  निर्धारित
 करेगा  ।  संविधान  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  लोक  समा  att  राज्य  विधानसभाओं  का  गठन  जनता
 व्यस्क  मतਂ  शिकार  के  इस्तेमाल  से  होगा  ।  संविधान  ही  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  किसी  विधानसभा
 के  मग  किए  जाने  पर,  संविधान  में  विनिर्दिष्ट  प्रक्रिया  एवं  समय  सोमा  कै  भीतर  इसका  पुनर्गठन  किया
 जाए  ।  लोकतांत्रिक  संस्थाओं  की  शक्ति  एवं  सक्रियता  को  सुनिश्चित  करने  के  यहीं  अनिवार्य  सुरक्षा
 उपाय  हैं  ।  पंचायती  राज  संस्थाओं  में  शक्ति  शर  सक्रियता  का  अभाव  है.  क्योंकि  संवैधानिक  दुष्टि  से
 उनके  लिए  सुरक्षा  उपायों  का  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।  हमारा  विधेयक  यह  युनिदिचत  करेगा  कि
 पंचायती  राज  का  लोक  समा  झोर  राज्य  विधान  समाओ  की  मोती  लोकतांत्रिक  स्वरूप  है  और,  जक
 प्रतिनिधि  संस्थाओं  के  रूप  में  उनके  कार्यकरण  को  संवैधानिक  सरकार  भा्त  हो  ।

 arta  ऐं  लोकतन्त्र  के  उदय  को  सबसे  महत्वपूर्ण  पटना  थी  मंिवान  तेयार  करना,  जिसके
 संसद  और  पाइप  विधानमंडलों  में  लोकतन्त्र  कायम  हुआ  ।  यह  ऐतिहासिक  क्रान्तिकारी  विधेयक  उसी
 महत्वपूर्ण  घटना  के  अनुक्रम  में  एक  कदम  है  जिसके  द्वारा  संविधान  में  निचले  स्तर  फर  लोकतांत्रिक
 प्रणाली  को  अंगो कार  किया  जाएगा  ।  अब  तक  हमारे  लोकतन्त्र  को  संरचना  में  कमियाँ  बहु  हैं  कयोंकि
 were  इसका  ऊपर  का  ढांचा  अहुत  सबूत है  परन्तु  नोव  कमजोर  है  ।  संसद  के  दोनों  सदमों  ओर  सभो
 राज्य  विधान  दण्ड नों  को  मिलाकर  हमारे  देव  की  लगभग  80  करोड़  जनता  का  अति नि किय  केवल
 qie-aq  हजार  व्य  केत  कर  रहे  हैं  ।  इसके  दो  गम्भीर  पा  जाम  निकले  हैं  ।

 पहला  परिणाम  यह  निकला  है  कि  लोकतन्त्र  को  सुस्थापित  संस्थाओं  में  निर्वाचित  पदों  पद
 आसान  व्यक्तियों  की  सख्या  हमारे  मतदाताओं  को  तुनन  में  बहुत  कम  है  ।  प्रचारकों  में  लाकताक्कि
 प्रणानी  लागू  हो  जाने  के  बाद  आज  जो  महत्व  संसद  ओर  राज्य  विधानमंडलों  का  है,  बही  महन  भ
 सात  लाख  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  का  होगा  को  लोकतांत्रिक  संस्थाओं  के  कामकाज  में.  माग  लेग े।
 लोकतन्त्र  व्यवस्था  में  जनता  का  प्रतिनिधित्व  लगभग  115  गुला  बढ़  जाएगा  |

 aa  fang  अस्तर  का  एक  दूसरा  हानिकर  परिणाम  है  जो  सामान्य  मतदाओं  और  निर्वाचित
 प्रतिनिधियों  को  परस्पर  अलग  करता  है  ।  इस  अन्तर  क  लाम  सत्ता  के  दलाल,  बिचौलिये  थर  स्वार्थी
 लोग  उठਂ  रहे  हैं  ।  नगर  पालिका  से  सम्बंघित  छोटे  से  छोटे  काम  के  लिए  लोगों  को  चक्कर  काटने
 पढ़ते  हैं,  उपयुक्त  सम्बन्धों  वाले  व्यक्तियों को  तलाश  करना  पड़ता है  थो  दूर  मैठे  प्राधिकारियों  सैनिकों
 सिफारिश करें  ।  समस्त  प्रणाली सत्ता  के  दलालों को  जकड़ में  है  ।  सत्ता  के  दलालों के  दत  में  इसका
 संचालन किया  जा  रह  है  ।  सत्ता के  दलाल  इसे  संरक्षण  दे  रहे  हैं  ।  सत्ता  के  दलालों ने.  अपनों  पकड़

 मजबूत  कर,लो  है  क्योंकि  लोकतन्त्र निचले  स्तर  पर  नहीं  दै  ।  उनको  गहरी  पकड़  को  हटाने  का  एक

 ्
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 लता  है  कि  सत्ता  के  दलालों  दारा  भरे  गए  रिक्त  स्थान  को  खालो  करके  उन्हें  लोकतांत्रिक  प्रणामी
 लागू  करके  मर  दिया  जाए।  जब  एक  बार  एस  सो  से  पांच  सौ.  मतदाताओं  हारा  अपना  धतिनिधि
 निर्वाचित  कर  लिया  जाएगा  तब  जनता  से  सत्ता  केवल  उनकी  दूरी  पर  होगी  जितनी  हरी  पर  पंचायत
 घर  है  न  कि  राज्य  या  देश  को  राजधानी  जितनी  दूरी  पर  है।  ब्यवश्था  में  सत्ता  के  इलाकों  की  सभो

 भूमिकाओं  को  समाप्त  करने  के  लिए,  विधेयक  में  समी  स्तरों  पर  पंचायत  के  शदस्पों के  सीधे  चुनाव
 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ग्राम  पंचायत,  मध्य  स्तरीय  पंचायत  बोर  जिला  पंचायत  में  प्रत्येक  मतदाता  का  जपना  प्रति.
 निधि  होगा  ।  वह  प्रतिनिधि  एक  छोटे  तथा  मली  प्रकार  मान्म  निर्वाचन  क्षेत्र  के  प्रति  उत्तरदायी
 होगा  ।  यदि  वहू  लोगों  को  अपेक्षाओं  को  पूरा  करता  है  तो  पुन:  निर्वाचित  हो  जाएगा  नम्यथा  लोग
 उसे  पदच्यूत कर  देंगे  ।  मत  को  शक्ति  कार्यान्वयन  की  शक्ति  बन  जाएगी  ।  लोगों  को  इच्छा  सत्ता  के
 कार्लों  को  अनावश्यक  बना  देगी  ।

 बाज  लोकतांत्रिक  निर्वाचित  नेतृत्व  का  सुअवसर  उन  कुछ  हजार  पक्तियों  तक  शोभित  है  जो
 विधान  समा  अथवा  समद में  प्रवेश  पाने  में  सफल  हो  जाते  हैं  ।  इस  विधेयक  का  संविधान  का  एक
 हिस्सा  बन  जाने  के  पश्चात्  मारो  सख्या  में  देशव्यापी  नेतृत्व  जनमता  का  सृजन  का  होगा  |  प्रत्येक  पचा-
 पति  चुनाव  में  लगभग  भाषा  करोड़  पुरुष  ओर  महिलाएं  जिनमें  से  अधिक ण  पुक  होंगे,  स्वय  को
 निर्वाचन.  गणों  के  समझ  समक्ष  उनके  आदेशों  के  पालन  हेतु  प्रस्तुत  करेंगे  ।  कुछ  सफल  होवे  और  कुछ
 असफल  रहेंगे  ।  जो  असफल  रहेंगे  उन्हें  पांच  वर्ष  पहचान  फिर  अवसर  प्राप्त  होगा  |

 भारत  के  wale  क्षत्रो  में  अत्यघिक  अनुपयुक्त  धीमा  उपलब्ध  है  ।  अब  हम  उत  प्रतिमा  का
 प्रयोग  करेंगे  ।  उस  प्रतिमा  को  पुष्टि  इस  सभा  के  तथा  राज्य  सभा  के  हमारे  साथियों  के  मतों  द्वारा  को
 जाएगा  ।  इस  प्रकार  यह  प्रतिभावान  ब्यक्ति  हमारे  देख  को  एक  समुद्र  एवं  शानदार  मनुष्य  को  ओर
 लें  जायेंगे  ।

 मानवता  एवं  संसाधनों  की  मूल्यवान  सम्पति  के  सलाम  में  कोई मी  देश  हमसे  अधिक  धनो
 महीं  है  ।  हमने  saat  प्रगति  नहीं  को  जितनी  कि  करनी  चाहिए  थो  क्योंकि  हमने  अपने  सबसे  बढ़े
 Waa  का  पोषण  नहीं  किया  ।  इस  विधेयक  के  माध्यम  सै  राष्ट  के  अधिकाधिक  घतिमावान  व्यक्तियों
 को  अवसर  प्रदान  करना  सम्भव  हुआ  है  ।  इससे  देश  में  हलचल  होगीं  ।  हमारे  600,000  गानों  में  वे
 seme  में,  5000  ब्लाकों  में  से  प्रत्येक  में,  400  जिलों  में  से  प्रत्येक  में  पुरुषों  और  महिलाओं  को
 लोकतन्त्र  तयार  करेगा  जिनका  अनुभव  बाद  में  राज्य  स्तर  पर  विधान  सभाओ ों  और  मरत  को  dae
 के  लिए  उपलब्ध  होगा  ।

 हमारा  प्रस्तावित  संविधान  संशोन  राज्य  विधान  सीमाओं  पर  संवैधानिक  काकक  लागू  करता
 है  ।  समुचित  कानून  बनाना  राज्य  विधान  सीमाओं  का  काम  है  ***"*  (ब्यान )

 प्रस्तावित  पंचायती  राज  व्यवस्था  में  राज्यपाल  की  भूमिका  के  बारे  में  एक  अनावश्यक  विवाद
 उत्पत्ति कर  दिया  गया  है  ।  इस  संबंध  में  संविधान  अत्यन्त  स्पष्ट  है  ।  अनुच्छेद  154  (1)  में  कहा  गया
 है  कि  “राज्य  को  कार्यपालिका  दोस्तियाँ  राज्यपाल  में  निहित  होंगी  ।”  अनुच्छेद  163  (1]  में  स्पष्ट
 किया  गया  है  कि  “राज्यपाल  को  उसके  कृत्यों  का  प्रयोग  करने  में  सहायता  बोर  सलाह  देने  के  लिए
 एक  मंत्रो-परिषद्  होगी  जिसका  cers  मुख्य  मंत्री  होगा  ।”  थर  इसलिए  संविधान  में  शब्द  राज्यपाल
 का  क  राज्यपाल  द्वारा  मंत्री  परिषद्  को  सहायता  -र  सलाह  से  कार्यकारी  दोषियों  के  प्रयोग  के
 संदर्भ  में  है  ।  इसका  एक  अपवाद  है  ।  इस  अपवाद  था  उपबन्ध  धनुर्वेद  163  के  ।ा  (1)  में  किया
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 गया  है  (व्यवधान)  जो  इस  प्रकार  है  “उन  बातों  को  छोड़कर  जहां  तक  राज्यकालਂ ''  (क्यबधान)
 अक्  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए  रखिए  |

 (स्वान)

 श्री  राजीव  गाँधी  ।  महोदय,  मैं  उद्घृत  करता हूं  :
 “fan  बातों  में  इव  संविधान  हारा या  इसके  अधीन  राज्यपाल  से  यह  अपेक्षित है  कि

 बह  अपने  कों  वा  उनमें  से  किसी  को  अपने  विवेकानुसार  करे,  नन  बतों  को  छोडकर'**””
 शब  'राज्यपाल'  तथा  राज्यपाल  अपने  विवेकानुसार  में  अन्तर  संबंध  निक  न्याय  का  इतना

 सुम्प्ट  मामला  है  कि  इस  माह  पर  किसी  श्रम  का  होना  ही  अपच  जनक  है  ।  आखिर  शब्द  “'राज्य०
 पालਂ  सच्ची  में  दर्जनों  स्थानों  पर  आता  है  और  कहीं  मी  उसका  गलत  अच्  नहीं  लगाया  गया  था
 गलत  आक्या  नहीं  बी  बई  ।

 हमें  विश्वास  है  कि  इम  संसद  में  अपने  निहित  संवैधानिक  कृत्यों  के  पालन  में  मंत्री  परिषद  की
 सहयता  और  सलाह  के  अनुसार  राज्यपाल  हरा  काय  करने  हौर  जहां  बहीं  संविधान  के  भनुसार  ऐसी
 पपेला  हो  अपने  विवेकानुसार  राज्यपाल  दवारा  कार्य  करने  में  कोई  प्रम  नहीं  होगा  ।

 सेमी  तथा  राज्य  विधान  मंडलों  में  लोकतन्त्र  को  स्थापना  करते  समय  हमारे  संस्थापकों  ने
 -प  जातियों  ओर  प्रनुसूतित  जनजातियों  की  असमथंताओं  पर  किकेष  ध्यान  दिया  ।  ।  निर्वा-
 अन  क्षेत्र  8  उनको  -मभ्या  अनपात  में  उनके  लिए  सीटों  के  आरक्षण  का  प्रावधान  किया  नथ
 राज्य  विधान  मंह्नों  दाश  पंचायती  राज  बिधान  बनाते  के  हाधघिकाठा  मामलों  में  इस  सिद्धांत  का  पालन
 नहीं  गयी  जा  रहा  '  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  गहन  दौरे  मोर  ने।  पंचायती  राज  सम्मेलनों  में  पंचायतों  राज
 प्रतिनिधियों  से  बातचीत  सें  यह  बात  पूरे  जोर  शोर  से  मेरे  सामने  cel  गई  कि  अनुसूचित  जातियों  थौर
 अनुसूचित  जनजातियों  को  लोकਂ  ifs  अधिकारों  की  प्राप्ति  केवल  नेक  इरादों  से  नहीं  करवाई  था
 wed  |  इस  समय  इसकी  प्राप्ति  लोक  समा  और  राज्य  विधान  समानों  में  दिए  गए  आकर्षणों  के  अनु-
 रूप  पंचायती  राज  संस्थाओं  में  आरक्षण  करने  मी  जा  सकती  हैं  ।

 मैं  देख  रहा  हूं  कि  इस  समा  का  एक  वां  fate  इससे  बिल्कुल  प्रसन्न  नहीं  हैਂ  (व्यवधान)
 क  मंत्री  (सरदार बूटा  सिह  :  उन्हें  इसकी  बिता मौ  नही  दै  (व्यवधान)  उन्हें  मतलब  मों

 नही ंहै  (ब्यवघान)
 भी  राजीव  गांधी  :  अनुसूचित  जालियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  में  एक  व्यापक  एवं  उचित

 arger  व्याप्त  है  कि  यदि  इन  निकायों  में  उनके  लिए  समूचित  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  नहीं  किया
 गया  तो  पंचायती  राज  ग्रामीण  स्नात  व्यक्तियों  के  हाथों  उने  दमन  का  कारण  बन  जाएगा  ।  देस  के
 विभिन्न  मागों  में  अल भव  '  "'  (  अ्वान)

 नी  एम०  सम  रेड्डी  ,  नलगोंडा)  :  भाप  इतने  वर्षों  तक  कया  कर  रहे  थे  ?  (म)
 sit  राजीव गांधी  :  हम  आपको  जगा रहे  हैं;  यही  दम  कर  रहे  हैं  ।

 देश  के  विभिन्न  भागों से  प्राप्त  अनुभव  से  तुमने  देखा  है  कि  आरक्षण  के  कभाव  में  कित  प्रकार
 नि  स्वाद  सामंतवादी  हित  इन  संस्थाओं  पर  अपना  कब्जा  जमा  लेते  हैं  ।  (crew)

 नियमित  चुनाव  न  कराने  से  इन  संस्थानों  पर  उनका  अधिपत्य  सुक  हो  जाता  है  ।  लोगों  का
 कीट  बोक  के  साधन  में  बदल  गया  है  ।
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 प्रक्रिया के  इम  प्रकार  विकृत  होने  को  रोकने  के  लिए  हमारे  विधेयक  में  राज्य  विधान  सभाओं
 द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  को  सुनिश्चित  करने  की  अनि-
 वा यंता  का  प्रस्ताव  रखा  गया  हैਂ  (व्यवधान)

 मुन्ने  यह  जानकारी  थो  कि  जब  हम  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुभूति  जनजातियों  के  सिए
 आरक्षण  को  लागू  करना  चाहेंगे  तो  कुछ  समस्यायें  सामने  आएंगी  किन्तु  मैं  ईमानदारी  से-कहता हूं  कि
 ge  मह  बाशा  नहीं  थो  कि  समस्या  सभा  के  इस  वग  की  ओर  से  सामने  आएगी  ।  (म्यवधान)

 ere  है,  राज  सत्ता  के  दलालों  और  सामंत वादों  हितों  का  पर्दाफाश हो  गया  है  ।  (व्यवधान)
 प्रक्रिया  को  इस  प्रकार  विकृत  होने  से  बचाने  के  लिए  हमरे  विधेयक  में  अनुसूचित  जातियों

 एवं  श्षनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सम्बन्ध  पंचायत  क्षेत्र  में  उनकी  जनसंख्या  के  agna  में  आरक्षण
 को  राज्य  विधान  समाओ  द्वारा  सुनिश्चित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।  हमारे  विधेयक  में
 संविधान  के  वर्तमान  रूप  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  हमारा  प्रस्ताव  है  कि  पंचायत  में
 सभी  स्तरों  पर  महिला बों  के  लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  हो  ।  (व्यवधान)

 मैं  माननीय  सदस्यों  दाहा  की  जा  रही  रोक-टोक  को  समझता  हूं  बर  समझता  हूं  कि  इससे  भो
 उन्हें  अत्याधिक  परेशानी  होती  है  (व्यवधान)

 -ी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  पिछड़े  वर्गों  का  क्या  होगा  ?

 श्री  राजीव  गांघी  :  तीन  ऐसे  मुख्य  कारण  हैं  जिनके  लिए  हम  संविधान  में  इस  परिवहन को
 भाषिक  शामके  हैं  (ब्यान )

 पहला,  मद्धिल्लाएं  जनसख्या  का  आधा  माग  हैं  और  ग्रामीण  भारत  के  fax  जोवन  के  आधे
 सै  अधिक  भाग  में  दा  मिल  हैं  ।  तथापि,  यह  लज्जाजनक  है  कि  सम्पति  में  उनका  माग  तथा  आय  जन-
 wer  में  उनके  अनृपा  से  कही  कम  है  ।  किन्तु  उनसे  जो  परिश्रम  कराया  जाता  है  वह  आधे  से  मी
 क  है  ।  दूसरे,  घर  की  सुदृढ़  वित्त  व्यवस्था  की  जिम्मदारी  परम्परागत  रूप  से  महिलाओं  की  रही
 है  ।  वित्तीय  अनुशासन  हौर  जिम्मेदारों  भारत  की  ग्रामीण  महिलाओं  की  आदतों  और  उनके  नजरिए
 में  बन् तनि हित  हैं  ,  पंचायती  राज  सस्थाओं  में  इन  गुणों  को  सख्त  जरूरत  है  ।  हमें  विश्वास  है  कि  पचा-
 मतो ंमें  महिलाओं  की  संख्या  अधिक  होने  से  न  पवल  उनका  प्रतिनिधित्व  अंगा  बल्कि  वे  अधिक  कुशल
 -कि  ईमानदार,  अधिक  अनुशासित  गोर  अधिक  जिम्मेदार  होंगी  ।  (व्यवधान)

 श्री  अमल  दत्ता  (  डायमण्ड  होकर)  आप  उन्हें  50  प्रतिश्त  प्रतिनिधित्व  दें  ।
 भी  राजीव  गांघी  तीसरे,  यह  भारत  को  महिलाए  ही ंहैं  जो  नारियां-दादियों  तथा  माताओं

 के  रूप  में  भारत  को  शा चीन  संस्कृति  और  परम्पराओं  को  निधान  है  ।  अगली  पीढ़ी  तक  सर्वोत्कृष्ट
 मूल्यों,  मापदण्डों  हौर  Mant  को  पहुंचाने  को  जिम्मेदारी  महिलाओं  को  ही  है  और  sh  के  कारण
 विनीत  प्रकार  के  चढ़ाव  उत्तार  के  बावजूद  हमारी  सभ्यता  निरन्तर  फलफूल  गहरे  |  यह  नैतिक
 चरित्र  का  वा  बल  है  जिसका  संचार  महिलाए  पंचायतों  मे  करेंगी  |  दत्त:  हमें  उनका  इनेत्पूण्ण  स्वागत
 करना  चाहिए  ।  विपक्ष  को  ओर  से  तो  महिलाओं  का  स्वागत  तक  नहीं  किया  गया  (व्यक् वान,)

 का  मैं  इस  मामले  के  महत्वपूर्ण  मुह  अर्थात्  अन्तरण  और  सुकक  वित्त  पर  जाता  हूं  ।  अन्तरण
 के  -ए  विधान  बनाने  के  राज्यों  ने  अधिकार  का  सम्मान  करते  हुए  हमने  जानबूझकर क  उनके  अधिकारों
 लैनदेड़लाइ  नहीं  को  है  ।  हमारा  केन्द्र  से  खिला  बाक  चलाने  का  कोई  इरादा  मह्दी है  ।  किन्तु हम  यह
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 25  बैशाख,  1911  (झक)  संविधान  (चौसठवाँ)  संसोधन  विधेयक

 भाभा  अवद्य  करते  हैं  कि  राज्य  विधान-प्रमण्डल  इस  ।विधेयक  के  उपबन्धों  तथा  इस  संशोधन  को  भावना

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  कानून  अवश्य  बताएं  जो  पंचाथतों  को  शत्ति  बोर  अविकार देने  के  लिए
 आवश्यक  हो  ।

 पहले  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  किए  जाने  वाले  मापदण्डों  और  दातों  के  ढांचे  के  भीतर
 योजनाएं  तैयार  करने  को  afer,  ओर  अधिकार  पंचायतों  का  होगा  ।  ये  योजनाएं  उच्च  स्तर  पर
 योजना  प्रक्रिया  के  मूल  आयानों  में  शामिल  को  जाएंगी  ।  इस  प्रकार  से  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि
 लोगों  को  आवाज  उनको  जरूरते,  उनको  आक।/क्षाएं  ओर  वरीयता एं  योजना  के  ढ़ांचे  का  अंग  बने  ।
 हमें  ऊपर  से  लादी  जाने  वाली  योजना  का  अंत  करना  होगा  ।  हमें  जमीन  को  वास्तविकता  से  दूर  वाच
 नोट  कलाईयों  पर  निहित  की  जाने  वाली  प्राथमिकताओं  को  समाप्त  करना  होगा  ।  हमें  अधिमावकोय
 योजना  को  समाप्त  करना  होगा  ।  हमें  लोक  योजना  को  प्रकिया  प्रारम्म  करनी  होगी  ।

 हमारे  feqas  को  सोमा  आधिक  विकास  के  लिए  योजना  तक  ही  है  |  इससे  पंचायतों पर.
 सामाजिक  न्याय के  लिए  Dear  बनाने  की  जिम्मेदारों  और भो  बढ़  जाएगी ।  -ह  हमारे  गांवों के
 जोवन  पर  रोमानी रंग  नहीं  चढ़ाएगा ।  वहां  का  जोवन  कठोर  है,  श्रम  साध्य  है  ओर  कई  प्रकार से
 शोषणकारी और  दमनकारी है  ।

 सता  के  दलालों  को  सत्ता  से  बाहर  करने,  पंचायतें  लोगों  के  हाथ  में  देने  के  लिए  हम  लोगों के
 ही  प्रतिनिधियों  पर  यह  दायित्व  डालते  है  कि  वे  निघन  होन  तथा  सबसे  ज्यादा  जकछकरतमद  लोंगों  कौ
 बोर  सब  अधिक  घ्यान  दें  ।  बारीक  विकास  को  प्रत्येक  योजना  के  साथ  सामाजिक  न्याय  को  गोा
 जुड़ो  होगी  ।  आधिक  विकास  को  किसी  मी  योजना  पर  तब  तक  ध्यान  नहीं  दिया  जाएगा  जब  तक
 इसका  सामाजिक  न्याय  का  पहल  स्पष्ट  नहीं  होगा  ।  यह  घोषणा-पत्र  हमारे  गांवों  को  केबल  समृद्ध
 बनाने  का  ही  नहीं  बल्कि  उन्हें  न्याय  दिलाने  का  मी  द्योतक  है  ।

 पंचायतों  का  दूमरा  श्रमुक  दायित्व  राज्य  सरकारों  द्वारा  उन्हें  सौंपी  गई  विकास  योधथमाओं  को
 राज्य  सरकारों  द्वारा  विशिष्ट  शता  पर  कार्यान्वित  करने  का  होगा  ।  इन  योजनाओं  में  कृषि  -
 afa  सुघार  से  लेकर  सिचाई  और  जस  बीमारी  प्रिन्ट  जेसे  ग्रामीण  भारत  के  प्रमुख  आर्थिक  विषयों
 को  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  उनमें  पशुपालन,  डेयरी,  मुर्गीपालन  कौर  मत्स्य-पालन  जेसे  कार्यों  को
 भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  उनमें  प्रमाण  भारत  के  ऑद्योगिक  कार्यकलाप  शामिल  किए  जाने
 चाहिए  ।  उनमें  लघु  बन  उत्पाद  भी  शामिल  होने  चाहिए  जो  तमाम  जनजातीय  जा  सरू्या  की  पाय  क
 प्रमुख  सघन  है  ।  इसमें  ग्रामीण  भारत  को  विन-प्रति  दिन  को  जरूरत  की  चीके  जेसे  श्वास,  पेयजल,
 इंधन  और  चारा  शामिल  होने  चाहिए  ।  इस  हस्त ति रण  में,  ग्रामीण  भारत  में  संचार  ब  वि  के
 बा घार मूत  ढांचे  को  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमने  पंचायतों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  हे  संबंधित  विकास  योजनाएं
 झामिन्त  करने  का  सुझाव  दिया  है  ।

 प्रस्तावित  11  थीं  अनुसूची  में  पंचायतों  को  गरीबी  निवारण  कार्यक्रमों  का  ध्रक्षसन  सौंपने  की
 अपेक्षा  है  ।  इसके  श्षन्तगंत  पंचायतों  को  शिक्षा,  संस्कृति  तथा  स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण,  महिला
 धौर बाल  बिकास  का  काय  सौंपा  जाएगा  ।  हम  राज्य  विधान  समात्रों से अनुरोध से  अनुरोध  करेगे  कि  वे  सभी
 कमजोर  ओर  विकलांग  बों  के  लिए  समाज  कल्यान  कार्यक्रमों को  चलाने  का  उत्तरदायित्व  पंचायतों
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 शेरीडान  (चौसठवाँ)  क  विधेयक  15  महँ,  1989

 को  सौंपे  ।  हमारा  विचार  पंचायतों  को  संवैधानिक  वितरण  प्रणाली  को  जिम्मेदारों  सौंपने  का  मी  है
 जो  कि  सबसे  कमजोर  और  निर्धनतम  लोगों  के  छोवन  की  रक्षा  और  भीम  अर्थव्यवस्था  के  आम
 स्वास्थ्य  के  लिए  नितान्त  आवश्यक  है  ।

 शी  अमल  दत्ता  :  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  टूट  रही  है  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  इसी  लिए  हम  इसे  उन्हें  सौंप  रहे  हैं  थो  इसे  चलाएंगे न  कि  राज्यों  को
 जो  इने  तोड़  रहे  हैं  ।  (व्यवधान )

 इस  विधेयक  में  यह्  प्रस्ताव  है  कि  पंचायतों  को  हमारे  सामुदायिक  जीवन  का  सर्वाघिक  उपेक्षित
 क्षेत्र  अर्थात्  सामुदायिक  मूर्तियों  का  रखरखाव  सापा  जाए  |

 मैं  इस  बात  पर  बल  देना.  चाहता  हूं  कि  ग्या हर वी  अनुसूची  एक  लम्बी  सूची  नहीं  है  ।  हमें
 मादा  है  कि  राज्य  पंचायतों  को  अधिकाधिक  शक्तियां  और  अघिकार  दंगे  ताकि  स्थानीय  स्तर  पर  थ्रो
 कायें  किया  जा  सकता  हे  बहू  उसी  स्तर  पर  हो  न  कि  ऊपर  के  स्तर  पर  (व्यवधान)

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  (ताल्लुक़)  भूमि  सुधारों  के  बारे  में  धाप  ear  कहते  हैं  (व्यवधान)
 श्री  राजीव  गांघी  :  पंचायतों  को  दोषियों  के  हस्तांतरण  के  बाद  सबसे  बड़ा  खतरा  इन

 दादियों  कਂ  उनके  हाथ  से  निकल  कर  पंचायती  राज  प्रणाली  से  बाहर  गठित  और  राज्य  सरकारों  के
 ae  नियंत्रण  में  अपील  अन्य  निकायों  के  पास  चला  जाना  है  |  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  ने,  चाहे
 a  alas)  हो  या  गेर-  ग्र  मी,  जिन्होंने  पंचायतों  राज  को  स्थापना  को  है  पंचायती  राज  प्रणाली  से
 बाहर  निकायों  का  गठन  करके  इसके  प्रभाव  को  कमजोर  किया है  क्योंकि  निर्णय  लेने  सबंधी  वास्तविक
 दोस्तियाँ  इन्हीं  निकायों  के  पास  हैं  और  पंचायती  राज्य  के  चुने  हुए  प्रतिनिधि,  राज्य  सरकार  द्वारा
 नियुक्त  मत्रियों  के  नीचे  काम  करते  हैं,  या  जेसा  कि  कर्नाटक  में  हुआ  है  एक  विधायक  को  तालुका
 बचाने  समिति  का  पदेन  अध्यक्ष  बनाया  गया  है  ।

 हमारे  इस  विधेयक  बन  प्रयोजन  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  पंचायतों  को  दी  गई  दाढ़ियाँ
 पंचायतों  के  भीतर  हो  रहे  और  इससे  बाहर  न  जाएं  ।  हमारे  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित
 करना  भी  है  कि  सभी  विकास  एजेन्सियों  को  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  ढांचे  में  लाया  जाए  कौर  निर्वा.
 चित  अधिकारों  के  प्रति  उत्तर दायों  बनाया  जाए  ।  इस  बात  के  दो  आधारभूत  कारण  हैं  कि  जिला  तथा
 उप-जिला  स्तर  पर  प्रवासन  लोगों  के  प्रति  इतना  उदासीन  क्यों  है  ।  एक  बात  तो  यह  है  कि  जिला
 प्रशासन  बहुत-मी  एजेन्सियों  में  बटा  हबा,  जो  राज्य  सरकारी  के  प्रति  जबाब  देह  हैं  ओर  जिनका
 जिन्ना  स्तर  पर  आपस  में  कोई  तालमेल  नहीं  है.  दूसरा,  केन्द्रीय  प्वायंट  के  रूप  में  कार्य  करने  वाले
 निर्वाचित  प्राधिकारी  का  मानव  है  (व्यवधान)

 श्री  एस०  जयपाल  रेी  (महबुब  नगर)  :  बया  यह  चुनाव  घोषणा  पत्र है  7  (sree)
 शी  राजीव  गांधी  :  यह  पंचायतों  के  चुनावों  का  घोषणा-पत्र  है  (व्यवधान)  हमें  इस  बारे  में

 स्पष्ट  होना  चाहिए  ।  यह  भारत  के  लोगों  के  लिए  घोषणा-पत्र  हैंਂ  (व्यवधान)  महोदय,  यह  भारत  के
 लोगों  काईबीती  देन  तथा  सत्ता  के  कुछ  दलालों,  जो  इतने  उत्तेजित हो  रहे  है,  से  शक्ति  छनने  का
 नीा  वह  है  (म्वकान

 महोदय,  इस  सभा  को  याद  होगा  कि  हमारीं  सरकार,  स्वतंत्र  भारत  के  इतिहास  में  किसी  एक
 दले  को  प्राप्त  सिविक  बहुमत  से  चुन  कर  सत्ता  में  बाई  थी  |  सरकार  के  प्रमुख  के  रूप  में  मैंने  कई
 संरचनात्मक  1रिबेका  करने  की  शपथ  ली  थी  ।  मैंने  बहुत  जल्द महू  महसूस  किया  कि  यह  व्यवस्था
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 25  dere,  1911  (दक )  संविधान  (चौसठर्वा)  संशोधन  विधेयक

 हमारी  जरूरतों  को  पुरा  नहीं  कर  सकती  ।  इस  व्यवस्था  में  बहुत  से  ढांचे  थे  ।  इस  व्यवस्था में  थोड़ी
 कत  छेड़-छाड़  करने  से  कुछ  नहीं  होता,  इसके  लिए  ए#  योजना  बद्ध  परिवहन  आवश्यक  था  ।  इस
 विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  जद्देन्य,  हमारे  1986  के  संशोधित  20  सूत्री  नायंक्रम  के  20  वें  सुत्र,
 जिसमें  जनता  को  उत्तरदायी  प्रशासन  देने  का  वायदा  किया  गया  है,  को  पुरा  करने  का  तरीका  ढूंढ़ने  के
 लिए  मेरी  तालादा  है  ।  मेरे  झतुरोध  पर  कामिक-विभाग  ने  उत्तरदायी  प्रमस  सबंधी  कई  काय  दाला  येਂ
 आयोजित  की  जिनमें  देश  के  समी  जिलाधीशों,  उपायुक्तों  ओर-जिला  समाहर्ताओं  को  आमंत्रित  किया
 गया  था  । मैंने उनके  साथ  20  घंटे  चर्चा  को  थी  ।

 इनमें  यह  बात  सामने  आयी  कि  केवल  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाकर  अथवा  शिकायत  समाधान
 तंत्र  की  स्थापना  करके  भथबा  शिकायत  खिड़कियां  खोलकर  प्रशासन  को  चत्तर दायों  नहीं  बनाया  जा
 सकता है  ।  ऐसा  प्रत्येक  कदम  सत्ता  के  दलालों  के  लिए  केवल  एक  लोर  सत्ता  केन्द्र  हथियाने  के  लिए
 मागं-प्रवृत्त  करेगा  ।  उत्तरदायी  प्रशासन  को  अनिवाय  कर्त  प्रतिनिधि  प्रशासन  है  जोकि  मतदाताओं  के
 प्रति  उत्तदायी  हो  ।  ग्रामीण  भारत  में  उत्तरदायी  प्रशासन  वास्तविक  पंचायती  राज  के  माध्यम  से  हीं
 स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।  हमारे  विधेयक  का  उद्देश्य  इसी  को  प्राप्त  करना  है  ।

 प्रशासनिक  दोषियों  के  हस्तान्तरण  के  साथ-साथ  घुदुढ़  विल  sacar  मो  होनी  चाहिए  ।
 विगत्त  में  कई  बार  पंचायती  राज  ने  वित्त  के  बर्गर  कार्य  किया  है,  निधियों  के  बिना  उत्तरदायित्व
 सम्भाले  हैं  और  बगैर  किसी  साधन  के  कांस्य  निभाये  है  ।  इस  विधिक  के  माध्यम  से  राज्य  विधान
 मामलों  को  य  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वे  करों  के  राजस्व  के  माध्यम  से  जा  कि  उनके  द्वारा  चीनी-
 योजित  है  या  उन्हें  सोंपी  गयी  है  पंचायतों  को  सुदूर  वित्त  व्यवस्था  को  सुनिश्चित  को  तथा  इसके  साथ-
 साम  राज्य  की  संचित  सीधी  में  से  पंचायतों  को  सहायतानुदान  दें  ।
 12,00  मध्याह्न

 राज्य  विधान  मण्डलों  और  कार्यकारी  अधिकारियों  को  यह  निर्धारित  करने  में  सहायता  करने,
 के  लिए  कोन  से  करों  की  पंचायतों  को  वसूलो  सौंपी  जाय  या  विनियोजन  के  लिए  अनुमति  ली.  जाए
 तथा  कितनों  सहायता तु दान  को  राड  पंचायतों  को  दी  जाये,  समुचित  सिफारिशें  करने  के  लिए  विधेयक
 में  वित्त  आयोग  के  गठन  का  प्रस्ताव  है  ।

 मैं  उन  करों  को  निर्धारित  करने  के  महत्व  पर  जोर  दूंगा  जो  पंचायतों  द्वारा  लगाये  जाएंगे
 एकत्र  किए  जायेंगे  तथा  विनियोजित  किये  जायंगे  |  पंचायतों  मे  वित्तीय  उत्तरदायित्व  को  सबसे  बड़ी
 भावना  यही  होनी  चाहिए  कि  वे  उस  घन  को  यथासम्भव  अपने  पास  ही  इक्ट्ठा  रखें  जिसकी  वसूली
 उन्होंने  अच्छे  से  अच्छा  उपयोग  करने  के  लिए  की  है  ।  संयुक्त  अनुदान  स्थानीय  स्तर  के  नियोजन  के
 लिए  होते  हैं  ।  इनके  विनियोजन  का  प्राधिकार  उन्हें  स्थानीय  स्तर  के  नियोजन  के  लिए  उत्तरदायी
 तक  खो मित  रहने  को  प्रवृति  थी  ।  हम  आधा  करते  हैं  कि  राज्य  विधानमण्डल  इससे  ओर  नागे  जाएगे
 wit  उन  करों,  शुल्कों  पथ  करों  और  कोसों  का  पता  लगाएंगे  जो  पंचायतों  दारा  विनियोजित  किए  था
 सकते हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  रूप  में  हुम  स्वय  जो  कुछ  करने  के  लिए  तयार  हैं  उससे  अधिक  करने  के
 लिए  हम  राज्य  मंडलों  से  श्रीलंका  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  जवाहर  रोजगार  योजना  के  माध्यम  से  एक
 शुरूआत  हुई  है  ।  80  प्रतिष्ठित  धनराशि  प्राम  पंचायतों  को  दी  जा  रही  है।  (व्यवधान)  हमारा  इस
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 सिद्धान्त को  अन्य  केन्द्र  दारा  प्रायोजित  योजनाओं  पर  लागू  करने  का  प्रस्ताव है  ।  बपने  स्वयं  के
 बिकास  में  लोगों  को  शामिल  करने  के  लिए  बोर  कोई  अच्छा  तरीका  नहीं  हो  सकता है  ।  भ्रष्टाचार
 बोर  भाई  नतीजा  वाद  को  कम  करने  के  लिए  इससे  बेहतर  ओर  कोई  कन्ला  तरीका  नहीं  हो  सकता
 -  जिस  व्यवस्था  का  हमने  प्रस्ताव  किया  है  वह  एक  परामर्शों  व्यवस्था  है  '  एक  गांव  में  अधिकांश
 मतदाता  बिकास  की  योजनाओं  के  भावी  लाभ  भोगो  होते  हैं  ।  प्रत्येक  भावी  लाम  मोदी  को  पता  होना
 चाहिए  कि  क्या  योजनायें  उपलब्ध  हैं,  योजना  में  कितना  घन  लगा  है  ।  क्या  ओर  कसे  घन  खां  किया
 था  रहा  है  ।  कोई  मी  पंच  या  सरपंच  जो  लोगों  को  घोखा  देता  है  वह  लोगों  द्वारा  निकाला  दिया
 जायेगा  ।  उसके  लिए  इस  भ्रष्टाचर  के  परिणामों  से  भागने  का  कोई  रास्ता  नहीं  है  ।

 aa}  देश  के  उन  मागों  की  बात  करूगा  जिन्हें  हम  इस  व्यवस्था से  मुक्त  रख  रहे  हैं  या
 जिनके  सम्बन्ध  में  सुधार  करने  हेतु  किशेष  प्रावधान  किये  गए  है।  पूर्वोत्तर  में  एक  छितरी  भा वाद वों
 बाल!  आदिवासी  राज्य  है-जिसे  बगर  किलो  सुधार  के  पंचायती  राज  को  अपनाने  में  कोई  दिक्कत  नहीं
 है  17g  अरूणाचल  प्रदेश  राज्य  है  ।  विधेयक  में  इस  बात  को  मान्यता  दो  गयी  है  कि  पूर्वस्तर  के  अम्य
 तोम  राज्यों  नागालैंड,  मेघालय  भोर  मिजोरम  में  जरा  पंचायतीराज  बसी  स्वायत  शासन  वाली
 पारम्पिरिक  ब्यवस्थायें  हैं  :  उन्हें  सुरक्षित  रखा  जाना  चाहिए  ।  वस्तु:  के  देश  को  नागालैंड  के  प्राम
 विकास  जोडों  का  अध्ययन  करना  चा  हुए  ओर  उससे  शिक्षा  लेनी  चाहिए  ।  इन  तीन  राज्यों  मे  पारेख-
 रिक  बृपबस्था  को  बने  रहने  दिया  जायेगा  ।

 इसी  तरह  उठो  मततुसूचो  में  शामिल  क्षेत्रों  में,  जहां  स्वायत  जिला  परिषदें  स्थापित  की  गयो
 है,  हम  नहीं  चाहते  हूँ  कि  वहा  इतने  ध्यान  से  बनाई  गई  व्यवस्था  का  छेड़ा  जाए  ।  इसी  सिद्धान्त  पर
 हम  इस  विधेयक  को  मणिपुर  के  जिला  परिषद  क्षेत्रों  और  परिचय  बंगाल  के  दारजिलिंग  पर्वतों  जिले
 मे  गोरखा  पैंतीस  परिषद  के  क्षेत्रों  पर  लागू  महीं  करेंगे  ।

 जहां  तक  सष  शासित  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  विधेयक  में  राष्ट्रपति  को  यह  अधिकार  दिया.  गया
 है  कि  -  संघ  दब या सित  क्षेत्रों  के  किसी  एक  माग  या  पुरे  क्षेत्र  में  विधेयक  के  उपबन्धों  को  निर्धारित  कर
 सकता  है,  विस्तारित  कर  सकता  है  या  उसे  उपचारित  कर  सकता  है  ।  यह  इस  तरह  से  बनाया  गया
 है  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जा  सक!  कि  यह  निकोबार  द्वीपसमूह  लक्ष्यद्वीप  भर  पांडिचेरी
 बैस  क्षेत्रों  को  पारम्परिक  या  नवजात  संस्थानों  पर  गलत  प्रभाव  न  ढाले  तथा  दिल्ली  जसे  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  की  विशेष  विधिष्टिताओं को ध्यान में रखा जाये । को  घ्यान  में  रखा  जाये  ।

 इसे  तरह  पांचवी  अनुसूची  में  afar  क्षत्रों  में  यह  राज्यपाल  को  इच्छा  पर  निभा  है  (डीर
 झपने  मंत्रिपरिषद  को  सहायता  तथा  सलाह  पर  नहीं)  कि  बह  ऐसी  दातों  का  निर्धारण  करे  जिससे
 पंचायती  राज  इन  कोनों  में  भी  लाया  का  जा  सके ।

 महोदय,  विधेयक  में  नह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  संशोधन के प्रभावी के  प्रभावी  होने  की  तिथि  से  एक
 ag  के  भीतर हो  संविधान  के  प्रस्तावित  ना  माग  के  तुरुप  सभी  राज्य  विधान  ममस  अपने-झाड़ने
 राज्य  के  कानून  बनायें  ।  तथापि हम  यह  बात  मानते  हैं  कि  अधिकांश  राज्यों  मैं,  कुछ  में  इसी  बध  हाल
 हो  में,  पंचायत राज  संस्थायें  चुनो  गयी  हैं  ।  विधेयक  में  इन  पोतों  को  उनको  अवधि  के  समाप्त  होने
 तक  जारी  रहने  का  प्राधिकार  दिया  गण  है  यदि  राज्य  विघ'न  मण्डल  अन्यथा  फंस साम  करें  ।  ह्म
 बाधा  करे  हैं ।क  इस  विधेयक  के  पारित  होने  तथा  राज्य  विधान  का  इसके  उपबन्धों के  अनुरूप
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 मिलान  करने  के  बीच  के  अंतराल  का  उपयोग  राज्य  सरकारें  नयी  व्यवस्था  के  कार्यकरण  पर  गहराई
 से  विचार  करने  में  करेंगी  ।

 पंचायतों  को  उनकी  आवदयकतानुरूप  क्मं  घिरी  देने  होंगे।  हम  इस  बात  का  प्रस्ताव  नहीं
 करते  हैं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की  वारिक  गोपनीय  रिपोर्ट  पंचायत  स्तर  पर  चुने  हुए  प्रतिनिधियों
 द्वारा  लिखो  जायें  बल्कि  जिला  स्तर  पर  सरकारो  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षित  करना  होगा  और  उनको
 बदलते  परिवेश  में  नए  उत्तरदायित्वों  को  निभाने  के  लिए  प्रेरित  करना  होगा  ।  हमें  जिला  स्तर  पर
 अधिकारियों  ओर  निर्वाचित  पंचायतों  के  बोच  प  रश् परि क्त  सम्मान  और  विश्वास  को  भावना  का
 निर्माण  करना  होगा  ।  हमारे  लोकतन्त्र  में  राज्यों  और  केन्द्र  में  अन्य  स्तरों  पर  सरकारी  कर्मचारियों
 ate  निर्वाचित  प्राधिकारियों  ने  आपसी  सहयोग  से  मिलकर  कार्य  करना  सीख  लिपा  है  ।  इस  प्रकार
 का  सोह  ‘र्ष  सम्बन्ध  जिला  स्तर  पर  सरबरी  अधिकारियों  बौर  पंचायतों  के  सोच  मी  होने  चाहिए
 हमें  आदा  है  कि  राज्य  सरकारें  जिला  प्रशासन  के  विनियमित  और  festa  कार्यों  के  बीच  दरार  पैदा
 करने  का  लोम  का  प्रतिरोध  करो  |  इसमें  समन्वय  होना  चाहिए  कयोंकि  यह  तो  केवल  विकासोन्मुख
 प्रदान  के  ट्  रा  ही  हो  सकता  है  कि  एक  दिनियमन  अधिकारों  कानून  और  व्यवस्था  के  संकट  को
 पहले  से  मांपने  या  इसके  होने  पर  ठोक  करने के  लिए  आवश्यक  सम्पक  मौर  सम्बन्ध  स्थापित  कर
 सकता  ।

 हम  इस  बात  के  प्रति  बहुत  सजग  हैं  कि  यह  विधेयक  प्रामोण  भारत  में  स्वयं  को  लोकतन्त्र
 तथा  निचले  स्तर  पर  विकास  तक  हो  सोमित  रखें  ।  हमें  ऐसी  हो  चिन्ता  देश  में  बढ़ती  हुई  शहरी
 और  अंधेरी  जनसंख्या  के  सम्बन्ध  में  करनी  चाहिए  ।  इस  बात  के  लिए  सरकार  का लक  सभा  के
 अगले  सत्र  में  एक  प्रमुख  विधान  लाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हम  अपना  ध्यान  सहकारों  आन्दोलन  को  नया  रूप  देने  उसका  नवीकरण  और  कायाकल्प  करने
 पर  देगें,  जिसे  पंडित  जी  ने  हमेशा  पंचायती  राज  का  एक  गायक  अग  माना  है  ।

 हम  इस  समा  में  इस  विधेयक  को  नैर  किसी  पूर्वोदाहरण  के  काफी  विचार  विम  और
 राष्ट्रीय  बास  के  उपरान्त  लाये  हैं  ।  हमने  सारे  देश को  पंचायती  राज  सस्थाओं,  के  दस  हजार  से  अधिक
 प्रतिनिधियों  से  पराम  किया  है  '  हमने  पंचायती  राज  के  सम्बंध  में  भारत  सरकार  के  जिला  अधि-
 कारियों,  मुख्य  सचिवों  और  सचिवों  सहित  विभिन्न  स्तरों  पर  सरकारी  अधिकारियों  के  साथ  चर्चा  को
 है  ।  तुमने  पंचायती  राज  afsat  ओर  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  बैठकें  को  हैं  ।  हमने  यह  वाद
 fate  राजनीतिक  स्तरों,  पर  पार्टी  मंचों  पर  और  संसदीय  परामधषंद।त्री  समिति  में  भी  किया  है  ।

 हमारे  प्रस्ताव  आपके  सामने  हैं  लेकिन  हमारे  दिमाग  बन्द  नहों  हैं  ।  आने  वाले  महीनों  में  हम
 grat  करते  हैं  कि  इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  सारे  देश  में  व्यापक  वाद  विवाद  होगा  ।  हम  इस  तरह  को
 चर्चाओं  को  विपक्षी  दलों  भर  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  हम  निःसन्देह  सभा  में
 रखे  गये  सुझ्ावों  पर  पूरा  ध्यान  दंगे  ।  हम  सर्वसम्मति  चाहते  हैं  लेकिन  हम  किसी  भो  चुनौती  का
 सामना  करने  को  तेयार  हैं  ।  हम  लोगों  के  अधिकारों  के  लिए  लड़ेंगे,  हम  लोगों  के  वास्ते  लोकतन्त्र  के
 लिए  लड़ेंगे,  इम  लोगों  के  विकास  के  लिए  लड़ने  ।  हम  मारत  को  जनता,  के  बारे  में  सबसे  अधिक
 जिन्नात  हैं  ।  जो  प्रस्ताव  हम  सभा  के  समझ  रखते  हैं  वे  वास्तव  में  हमारे  प्रस्ताव  तहों  होते  हैं  वे  भारत
 को  जगता  के  प्रस्ताव  होते  हैं  ।  हमने  पंचायती  राज  का  यह  अनुभव  देखकर  से  एकत्र  किया  है,  अच्छा
 अनुभव  तथा  बुरा  अनुभव,  कांग्रेस  द्वारा  बलाई  जा  रहो  सरकारों  का  अनुभव  ओर  अन्य  दलों  दारा
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 चलाई  जा  रहो  राज्य  सरकारों  का  अनुभव  हमारे  पास है  ।  इस  घूम को  एकत्र  करके  क  मथ  दिया

 गया  है  ।  इस  मंधन  से  भमत  निकला  है  जो  हुम  बाटना  चाहते  हैं  ।

 हमारा  प्रजातन्त्र  उस  अवस्था  में  पहुंच  गया  है  जहां  लोगों  की  पू्ण॑मागीदारी  में  और  अधिक
 देरी  करना  असहनीय  है  ।  हमारे  ऊपर  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  हम  इस  बीटेक  को  हड़बड़ी  में
 में  पारित  कर  रहे  हैं  ।  कोई  हड़बड़ी  नहीं  है  ।  कई  वर्षों  से  हम  पंचायती  राज  पर  कई  विभिन्न  स्तरों
 पर  सुप्रपारित  विचार-वीमेन  करते  आरा  रहे  हैं  ।  इस  देश  के  जन  जोवन  में  कोई  मी  व्यक्ति  हमारी
 मैदानों  से  अनभिज्ञ  नहीं  है.  हम।रे  माननीय  राष्ट्रपति  जो  ने  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष  दिये
 अपने  भाषण  में  इस  विषय  परमसुख  कानून  बनाने  का  उल्लेख  किया  था  जो  सरकार  आगे  लाना
 चाहतों  थी  ।  अब  हमने  वह  वायदा  पूरा  किया  है  ।  जो  लोग  टस  चुनावी  आडम्बर  कह  कर  इसको  निन्दा
 करते  हैं,  वे  ऐसे  लोग  है  जिनके  सामन्तवादी  हित  लोगों  के  पास  सत्ता  पहुंचने  चर  समाप्त  हो  जायेंगे  ।
 (व्यवधान)  सर्वोदय,  मैं  जब  कमी  सत्ता  के  दलालों  बर  सामन्तवादी  हितों  की  बात  करता  हूं  तो  इसे
 हमारे  कुछ  दोस्तों  को  गहूरी  चोट  पहुंचनी  है  और  उसके  लिए  मैं  उनसे  कमा  मांगता  हूं  परन्तु  यह
 लड़ाई  जनता  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  है  बर  farm  डाला  कट्टी  जाने  वालों  हर  बात  के  बावजूद  हम
 यह  लड़ाई  लेंगे  ।

 महोदय, हमें  जनता  पर  भरोसा है  ।  हमें  जनता  पर  विश्वास है  ।  जनता को  झपने  भाग्य  तथा
 देश  के  भाग्य  का  निर्णय  करना  चाहिए  ।  भारत  की  जनता  के  लिए  हमें  अधिक  से  अधिक  प्रजातन्त्र  तथ  /
 कता  का  हस्तांतरण  सुनिश्चित  करना  चाहिए  ।  सत्ता  के  दलालों  का  खात्मा  होना  चाहिए  ।  हमें  जनता
 को  सत्ता  सौपना  चाहिए  ।  (व्यवधान )

 शो  सी ०  माधव  रेड्डी  (आदिलाबाद)  :  महोदय  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते  समय  अपने
 माननीय  प्रधान  मंत्री  को  काफ  लम्बा  बताया  देने  की  अनुमति  दी  है  ।  महोदय,  हमने  यह  नोटिस  दिया
 हैकि  हुम  ग्रीक  को  पुरःस्थापन  करने  का  विरोध  करेंगे  ।  महोदय.  हमरे  नोटिस  आपके  पास  लगती
 पढ़े  हैं  भोर  मैं  चाहत  हूं  कि  आप  हमे  प्रधान  मो  द्वारा  -कत  किये  मये  विचारों  पर  बोलने  की  अनु-
 मति  दें  ।  (व्यवधान)

 की  राजीव  गांधी  :  महोदय,  वाव-खीवा  पर  अनुमति  देने  के  लिए  हम  सभा  का  सत्र  कल  तक
 के  लिए  बढ़ा  सकते  हैं  और  हम  कल  इस  पर  बहस  कर  सकते  हैं  ।

 हमनें  जानबूझ  कर  इस  सत्र  में बहुस  नहीं  करने  का  निक्षेप  लिया  था  क्योंकि  हमने  सोया  था
 कि  मध्यवर्ती  मची  में  ज्पिक्ष  के  लिए  बहस  करने  हेतु  पर्याप्त  समय  होगा  क्योंकि  हम  कांग्रस  दल  के
 लोग  इस  पर  दो  वर्ष  से  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  विपक्ष ने  जनता  को  अनदेखा कर  दिया  है  ।  इसलिए  हमने
 सोचा है  कि  हम  अगले  सत्र में  इस  पर  बहस  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कई  सदस्यों  से  नोटिस  मिले  हैं  जो  विधेयक  की  पुर:स्थापना  का  विरोध
 करना  नहते  हैं  और  मैं  प्रत्येक  दलन  से  एक  सदस्य  को  बोलने  को  नुम  दूगा  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  नहीं,  नहीं  |  कृपया  नई  परम्परा  शुरू  मत  कीजिए  ।  (व्यवधान)
 भ्रो  नषु  बष्डवते  ,  राजापुर!  :  महोदय,  जब  कमी  किसी  विधेयक को  प्रस्तुत  fear  जाता  है

 हो  ऐसा  नहीं  होता  कि  कोई  -  पूर्णतया  विर्द  होता  है  ।  कुछ  उपवन  होते  हैं  जिनके  बारे में कोई में  कोई
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